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विषय:  ऋणग्रस्त किसानों द्वारा जमीन बेचा जाना
1093. श्री शादी लाल बत्राः 
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी संख्या में ऋणग्रस्त किसानों ने कृषि के व्यवसाय को छोड़ 
    दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये किसान साहूकारों से लिए गए ऋणों के भुगतान हेतु अपने जमीन आदि को बेचने को बाध्य हैं;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ङ) सरकार द्वारा कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने हेतु कौन-से उपचारी उपाय किए गए है?
उत्‍तर
कृषि  एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)
(क) से (घ): राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने वर्ष 2002-03 में किसानों का एक स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण कराया । सर्वेक्षण के अनुसार, 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से, 43.42 मिलियन (48.6%) के ऋणग्रस्‍त होने की सूचना थी । 50% से अधिक ऋणग्रस्‍त किसान परिवारों ने पूंजी अथवा कृषि व्‍यवसाय में वर्तमान व्‍यय के उद्देश्‍य से ऋण लिया था । बकाया ऋण राशि की प्रतिशतता के संबंध में ऋण का सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण स्रोत साहुकारों (26%) के बाद बैंक (36%) थे । एक अनुमान के अनुसार 27% किसानों ने कृषि कार्य को पसंद नहीं किया क्‍योंकि यह लाभप्रद नहीं था । समग्र रुप में, सर्वेक्षण किए गए किसानों ने महसूस किया कि चुनने का मौका देने पर वे कोई अन्‍य व्‍यवसाय आरम्‍भ करना पसंद करेंगे । तथापि, सर्वेक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि किसानों ने कृषि व्‍यवसाय को छोड़ दिया हो अथवा साहूकारों से लिए गए ऋण के पुर्नभुगतान के लिए अपनी भूमि को बेचने के लिए उन पर दबाव डाला गया हो ।
(ड.): सरकार ने कृषि क्षेत्र के पुनरुत्‍थान तथा निवेश बढ़ोतरी, खेती की पद्धति में सुधार, ग्रामीण अवसंरचना तथा ऋण प्रौद्योगिकी तथा अन्‍य आदानों की सुपर्दगी द्वारा सतत आधार पर किसानों की स्‍थिति सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं । किसानों की वित्‍तीय स्‍थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्‍वपूर्ण उपायों में कृषि उत्‍पादों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में पर्याप्‍त बढ़ोतरी, ऐसे किसानों के लिए जो समय पर अपने फसल ऋण का भुगतान करते है, प्रतिवर्ष 4% की दर पर 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण का प्रावधान, उन किसानों के लिए ऋण प्राप्‍त करने का मार्ग प्रशस्‍त करना जो ऋण के बोझ से दबे हुए थे, के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्‍कीम कार्यान्‍वित करना आदि शामिल है । इसके अलावा, सरकार देश में कृषि क्षेत्र की स्‍थिति को सुधारने के लिए राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन, राष्‍ट्रीय मृदा स्‍वास्‍थ्‍य तथा उर्वरता प्रबंधन परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विस्‍तार सुधारों हेतु राज्‍य विस्‍तार कार्यक्रम जैसे कई फ्लैगशिप स्‍कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्‍वयन कर रही है । 
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